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06 दिसंबर, 2013 को उत्तरार्थ
विषय:
सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान
177. 
श्रीमती रजनी पाटिल: 
क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) 
क्‍या गत वर्षों में सकल घरेलू उत्पाद में कृषि के योगदान में गिरावट आई है और अगले चार वर्षों में इसमें और अधिक गिरावट आने की संभावना है;

(ख) 
यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरे सहित इसके क्‍या कारण हैं;

(ग) 
क्‍या फसलों की पैदावार और उत्पादकता की वृद्घि-दर में भी गिरावट आई है, जिसके
परिणामस्वरूप देश के विभिन्न भागों, विशेष रूप से पंजाब में गरीबी फैल रही है;

(घ) 
यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरे सहित इसके क्‍या कारण हैं; और
(ङ) 
सरकार कृषि क्षेत्र की वृद्घि-दर में सुधार लाने हेतु क्या-क्या कदम उठा रही है?
उत्‍तर
कृषि एवं खाद्य प्रसंस्‍करण उद्योग मंत्रालय में राज्‍य मंत्री 
(श्री तारिक अनवर)
(क) तथा (ख): केंद्रीय सांख्‍यिकी कार्यालय (सीएसओ) द्वारा जारी अद्यतन अनुमानों के अनुसार देश के सकल घरेलू उत्‍पाद (जीडीपी) में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों का अंशदान 2001-02 में 22.4 प्रतिशत था जो 2004-05 मूल्‍यों पर 2012-13 में घटकर 13.7 प्रतिशत रह गया है। इसके अतिरिक्‍त, कृषि एवं संबंद्ध क्षेत्रों के लिए 12वीं योजना का वृद्धि लक्ष्‍य 4 प्रतिशत है।

देश के सकल घरेलू उत्‍पाद में कृषि एवं संबंद्ध क्षेत्रों की हिस्‍सेदारी में गिरावट ढांचागत परिवर्तनों के कारण है जो परंपरागत कृषि अर्थ व्‍यवस्‍था से उद्योग एवं सेवोन्‍मुखी व्‍यवस्‍था के रूप में अंतरण के कारण है। यह प्रक्रिया आमतौर पर अर्थव्‍यवस्‍था के सामान्‍य विकास में संभावित है।
(ग) तथा (घ): खाद्यान्‍नों के उत्‍पादन एवं उत्‍पादकता में वर्षों से धीरे-धीरे वृद्धि हो रही है। मुख्‍य रूप से पंजाब में खाद्यान्‍नों की पैदावार 2001-02 में 4040 कि०ग्रा०/हैक्‍टेयर से बढ़कर 2011-12 (अद्यतन अनुमान) में 4364 कि०ग्रा०/हैक्‍टेयर हो गई है तथा खाद्यान्‍नों का उत्‍पादन 2001-02 में 24.89 मिलियन टन से बढ़कर 2011-12 में 27.87 मिलियन टन हो गया है।
(ड़.) इसके अतिरिक्‍त, सरकार ने कृषि की वृद्धि दर को बढ़ावा देने तथा रोजगार अवसरों  में बढ़ोत्तरी करने के संबंध में अनेक योजनाएं प्रारंभ की है यथा राष्‍ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई), राष्‍ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम), गुणवत्ता बीज के उत्‍पादन एवं वितरण के लिए अंत: संरचनात्‍मक सुविधाओं का विकास एवं सुदृढ़ीकरण, राष्‍ट्रीय बागवानी मिशन (एनएचएम), वर्षां सिंचित क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम (आरएडीपी), एकीकृत तिलहन, दलहन, पामआयल एवं मक्‍का योजना (आईसोपाम), ग्रामीण भंडारण योजना आदि। इसके अतिरिक्‍त, सरकार ने पर्याप्‍त रूप से फार्म ऋण की उपलब्‍धता में सुधार, ऋण छूट संबंधी वृहत कार्यक्रम का क्रियान्‍वयन, बेहतर फसल बीमा योजनाओं की शुरूआत, न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍य (एमएसपी) में बढ़ोत्तरी, विपणन अंत: संरचना आदि में सुधार किया है। 

